
अनुग्रह को अपमान से बचाना

प्रसंग:

• संसद और वि धान सभा सत्रों के दौरान भारत के राष्ट्रप ति  और राज्यपालों के संबोधनों को "प्रथागत," 
"औपचा रि क," और "अनुष्ठानवादी" के रूप में व र्णि त कि या जाता ह,ै जो देश की राजनी ति क संसृ्क ति  में एक 
लंब ेसमय से चली आ रही परपंरा को द र्शाता ह।ै

पृष्ठभू मि :

• वि स्तृत संबोधनों की परपंरा भारत की री ति - रि वाजों, समारोहों और री ति - रि वाजों की संसृ्क ति  में गहराई स े
नि हि त ह,ै जो राजनी ति क का र्यवाही में औपचा रि कताओ ंसे जुड़े महत्व को रखेां कि त करती ह।ै

• राष्ट्रप ति  और राज्यपाल, भाषणों की सामग्री में स क्रि य रूप से योगदान नहीं देने के बावजूद, उन्हें पढ़न ेमें 
औपचा रि क भू मि का नि भात ेहैं, जि ससे इन आयोजनों में एक औपचा रि क स्प र्श जुड़ जाता ह।ै

व र्तमान संकट:

• भाषण के लेखक (आमतौर पर सरकार) और पाठक (राष्ट्रप ति  या राज्यपाल) के बीच तनाव उत्पन्न होता ह,ै 
जि ससे इस औपचा रि क क र्तव्य के नि ष्पादन में चुनौ ति या ँपैदा होती हैं।

• वि धान सभाओ ंमें राज्यपालों के अ भि भाषण पर वि वाद बढ़ रह ेहैं, जि सके प रि णामस्वरूप आरोप-प्रत्यारोप 
का आदान-प्रदान हो रहा ह,ै जो इस औपचा रि क पहल ूके सुचारू नि ष्पादन में व्यवधान का संकेत देता ह।ै

आगे बढ़ने का रास्ता:

• वि धायी का र्य के लि ए एक सं क्षि प्त रूपरखेा प्रस्तुत करने का राष्ट्रप ति  वेंकटरमन का सुझाव समय बचाने 
और लंबे संबोधनों स ेजुड़ी थकान से बचने के लि ए एक संभा वि त समाधान के रूप में उभरता ह।ै

• प्रस्ता वि त पुन र्व्यवस्था का उदे्दश्य यह सु नि श्चि त करना ह ै कि  पता केवल मसौदा तैयार करने वाले (सरकार) 
या पाठक (राष्ट्रप ति  या राज्यपाल) के लि ए जि म्मेदार होने के बजाय वि धायकों के सामू हि क नि काय का ह।ै

• कें द्र और राज्य सरकारों के बीच राजनी ति क ध्रुवीकरण सुधार की आवश्यकता को रखेां कि त करता ह,ै 
जि ससे राष्ट्रप ति  वेंकटरमन का सुझाव उभरते राजनी ति क प रि दृश्य में वि शेष रूप स ेप्रासं गि क हो जाता ह।ै

• धन्यवाद प्रस्ताव, जो आम तौर पर संबोधन के बाद आता ह,ै का उपयोग सरकारी उपल ब्धि यों और 
योजनाओ ंको प्रद र्शि त करने, वि स्तृत च र्चा के लि ए एक उपयुक्त मंच प्रदान करन ेके लि ए कि या जा सकता ह।ै

• सुधार के लि ए एक नवोन्मेषी और आत्म-त्याग करने वाले मुख्यमंत्री की आवश्यकता ह ैजो पहल कर ेऔर 
बदलाव का नेतृत्व कर,े जो परपंरा को संभा वि त अपमान से बचान ेऔर इसे समकालीन राजनी ति क 
ग ति शीलता के साथ संरे खि त करने के महत्व पर जोर दे।

एमएसपी मुद्दा: 2022 में ग ठि त सरकारी स मि ति  ने अब तक क्या कि या ह?ै

• प रि चय:
• पंजाब से दि ल्ली तक 200 से अ धि क कि सान यू नि यनों के आगामी मा र्च के कारण दि ल्ली पु लि स ने धारा 
144 लागू कर दी ह।ै
• ' दि ल्ली चलो' मा र्च की कें द्रीय मांग न्यूनतम सम र्थन मूल्य (एमएसपी) के लि ए कानूनी गारटंी की स्थापना ह।ै
• के्रता बाज़ार में कि सान:
• कि सान खुद को एक चुनौतीपू र्ण खरीदार के बाजार में पाते हैं जहां थोक फसल के प रि णामस्वरूप अचानक 
आपू र्ति  बढ़ जाती ह।ै
• यह स्थि ति  कि सानों को मूल्य नि र्धारणक र्ता के रूप में छोड़ देती ह ैऔर उनमें कीमतों को प्रभा वि त करने की 
क्षमता का अभाव हो जाता ह।ै
• मूल्य बनाम आय सम र्थन:
• अ र्थशास्त्री नि श्चि त एमएसपी का वि रोध व्यक्त करते हैं और इसके बजाय आय सहायता योजनाओ ंकी 
वकालत करते हैं।
• पीएम- कि सान सम्मान नि धि  और रायथ ुबंधु जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएं कम बाजार- वि कृत करने 
वाली और अ धि क समावेशी मानी जाती हैं।
• वास्त वि क उत्पादक कि सानों की दु वि धा:
• आय सहायता योजनाओ ंमें सभी कि सानों के साथ समान व्यवहार करन ेऔर संभा वि त रूप से अ धि क 
संसाधनों और प्रयास का नि वेश करन ेवालों की उपेक्षा को लेकर चि ं ताएं पैदा होती हैं।
• जि न कि सानों की प्राथ मि क आजी वि का कृ षि  ह,ै उनके पास मूल्य आश्वासन मांगने के उ चि त कारण हो 
सकते हैं।

• एमएसपी की गारटंी:
• एमएसपी लागू करने के पारपं रि क तरीकों में खरीदारों को भुगतान करने के लि ए मजबूर 
करना या सरकारी एजें सि यों से संपू र्ण वि पणन योग्य उपज खरीदना शा मि ल ह।ै
• एक वैक ल्पि क दृ ष्टि कोण मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) ह,ै जो कि सानों को बाजार मूल्य 
और एमएसपी के बीच अंतर के लि ए मुआवजा देता ह।ै
• राज्य की पहल:
• मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना और ह रि याणा की भावांतर भरपाई योजना 
पीडीपी लागू करने के प्रयासों के उदाहरण हैं।
• इन पहलों के सामने आने वाली चुनौ ति यों में कें द्रीय सम र्थन की कमी और भुगतान तंत्र में 
वि वि धताएं शा मि ल हैं।
• ह रि याणा का दृ ष्टि कोण:
• ह रि याणा की भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) में एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच 
अंतर के आधार पर भौ ति क खरीद और पीडीपी दोनों शा मि ल हैं।
• पीडीपी तंत्र में औसत उपज के लि ए सीमा और वि चार के साथ नि श्चि त दरें शा मि ल हैं, 
जि सका लक्ष्य कि सानों को प्रभावी ढंग से सम र्थन देना ह।ै
• व्यवहा र्यता और आगे की राह:
• मध्य प्रदेश और ह रि याणा पारपं रि क फसलों से पर ेएमएसपी देने की व्यवहा र्यता को 
प्रद र्शि त करन ेवाले उदाहरण के रूप में काम करते हैं।
• इन राज्यों की सफलता का श्रेय एपीएमसी मंडी बु नि यादी ढांचे और लेनदेन रि कॉ र्ंडि ग 
प्रणा लि यों को दि या जा सकता ह।ै
• कें द्रीय वि त्त पोषण के साथ एक राष्ट्रव्यापी पीडीपी योजना अन्य राज्यों को समान 
दृ ष्टि कोण अपनाने के लि ए प्रोत्सा हि त कर सकती ह।ै
• नि ष्क र्ष:
• एमएसपी की कानूनी गारटंी के लि ए कि सानों की मांग बाजार की ग ति शीलता, आय 
सम र्थन और वास्त वि क उत्पादक कि सानों के सामने आने वाली अनूठी चुनौ ति यों को 
संतु लि त करने की ज टि लताओ ंको द र्शाती ह।ै
• राज्य की पहल कृ षि  नी ति  के लि ए व्यापक और समावेशी दृ ष्टि कोण की आवश्यकता 
पर बल देते हुए संभा वि त समाधानों में अंत र्दृ ष्टि  प्रदान करती ह।ै

प्रद र्शनकारी कि सान चाहते हैं एमएसपी कानून: ऐसी गारटंी कैसे काम करगेी?

प्रसंग:

• कि सानों की एमएसपी गारटंी की मांग: भारत भर के कि सान, वि शेष रूप से कि सान 
मजदूर मो र्चा (केएमएम) और संयुक्त कि सान मो र्चा (गैर-राजनी ति क) से जुड़े कि सान, सभी 
फसलों के लि ए न्यूनतम सम र्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारटंी के लि ए वि रोध कर रह े
हैं। यह मांग उनकी उपज के लि ए कम और अ स्थि र बाजार कीमतों के बार ेमें उनकी 
चि ं ताओ ंसे उत्पन्न होती ह,ै जि सके बार ेमें उनका मानना ह ै कि  इससे वे शोषण और वि त्तीय 
क ठि नाई के प्र ति  संवेदनशील हो जाते हैं। उनका त र्क ह ै कि  एमएसपी के लि ए कानूनी गारटंी 
उन्हें सुरक्षा जाल प्रदान करगेी और उनके प्रयासों के लि ए उ चि त मुआवजा सु नि श्चि त 
करगेी।

• कृ षि  कानूनों को नि रस्त करना: नवंबर 2021 में, भारत सरकार ने तीन वि वादास्पद कृ षि  
कानूनों को नि रस्त कर दि या, जि नका कि सानों द्वारा एक व र्ष से अ धि क समय से व्यापक 
वि रोध प्रद र्शन कि या गया था। कृ षि  क्षेत्र को उदार बनाने के उदे्दश्य से बनाए गए इन कानूनों 
को कई कि सानों ने अपनी आजी वि का के लि ए हा नि कारक और संभा वि त रूप से बड़े नि गमों 
को नि यंत्रण सौंपने के रूप में देखा। हालां कि  इसे नि रस्त करना कि सानों के आंदोलन के 
लि ए एक महत्वपू र्ण जीत थी, ले कि न इसने एमएसपी पर कानूनी गारटंी की उनकी मूल मांग 
को संबो धि त नहीं कि या।

• एमएसपी पर सरकारी स मि ति : चल रह े कि सान आंदोलन के जवाब में, सरकार ने 
एमएसपी को अ धि क "प्रभावी और पारदशीर्" बनाने के तरीकों पर वि चार- वि म र्श करने के 
लि ए जुलाई 2022 में एक स मि ति  का गठन कि या। पू र्व कृ षि  स चि व संजय अग्रवाल की 
अध्यक्षता वाली इस स मि ति  में वि भि न्न हि तधारकों के प्र ति नि धि  शा मि ल हैं, ले कि न वि शेष 
रूप से संयुक्त कि सान मो र्चा (एसकेएम) के सदस्यों को शा मि ल नहीं कि या गया ह,ै जो 
कि सान संघों की छत्र संस्था ह,ै जि सने 2020-21 के वि रोध प्रद र्शन का नेतृत्व कि या था। 
स मि ति  का का र्यक्षेत्र "शून्य बजट" खेती को बढ़ावा देने, फसल पैट र्न बदलने और एमएसपी 
की प्रभावशीलता और पारद र्शि ता में सुधार करने पर कें द्रि त ह,ै ले कि न स्पष्ट रूप से कानूनी 
गारटंी का उल्लेख नहीं करता ह।ै
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एमएसपी पर 360 डि ग्री का दृ ष्टि कोण

न्यूनतम सम र्थन मूल्य (एमएसपी):

• प रि भाषा और उदे्दश्य: एमएसपी एक सरकार द्वारा घो षि त मूल्य ह ै जि स पर वह कि सानों से कुछ कृ षि  
वस्तुओ ंको खरीदने की गारटंी देती ह।ै इसका उदे्दश्य कि सानों को उनकी उपज के लि ए न्यूनतम आय 
सु नि श्चि त करके, अ स्थि र बाजार के उतार-चढ़ाव और बि चौ लि यों द्वारा शोषण से बचाकर एक सुरक्षा 
जाल प्रदान करना ह।ै

• एमएसपी के लि ए त र्क:

◦ खाद्य सुरक्षा: एमएसपी कि सानों को आवश्यक खाद्य फसलें उगाने के लि ए प्रोत्सा हि त करता ह,ै 
जि ससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लि ए प र्याप्त घरलेू उत्पादन सु नि श्चि त होता ह।ै

◦ आजी वि का सुरक्षा: एमएसपी के माध्यम से गारटंीकृत आय कि सानों को एक स्थि र 
आय स्रोत प्रदान करती ह ैऔर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करती ह।ै
◦ बाजार स्थि रता: एमएसपी प्रचुर मौसम के दौरान कीमतों में भारी गि रावट को रोकता ह,ै 
कि सानों को बाजार में हरेफेर से बचाता ह।ै
◦ नि वेश और उत्पादकता: स्थि र आय बेहतर बीज, उ र्वरक और सि ं चाई में नि वेश को 
बढ़ावा देती ह,ै जि ससे संभा वि त रूप से कृ षि  उत्पादकता में वृ द्धि  होती ह।ै

• एमएसपी के वि रुद्ध त र्क:

◦ बाजार वि कृ ति : नि श्चि त एमएसपी कृ त्रि म मूल्य स्तर बना सकता ह,ै जि ससे 
अ ति उत्पादन, अकुशल संसाधन आवंटन और सरकार के लि ए संभा वि त भंडारण बोझ बढ़ 
सकता ह।ै
◦ राजकोषीय बोझ: देश भर में सभी फसलों के लि ए एमएसपी लाग ूकरने से सरकारी 
वि त्त पर भारी दबाव पड़ सकता ह,ै खासकर उत्पादन बढ़ने से।
◦ असमानता: आलोचकों का त र्क ह ै कि  एमएसपी मुख्य रूप से बड़े, अ धि शेष उत्पादक 
कि सानों को लाभ पहुचंाता ह,ै कम उपजाऊ क्षेत्रों में छोटे और सीमांत कि सानों की उपेक्षा 
करता ह।ै
◦ स्थि रता: धान जैसी जल-गहन फसलों के लि ए एमएसपी अ स्थि र कृ षि  पद्ध ति यों को 
प्रोत्सा हि त कर सकता ह,ै जि ससे जल संसाधनों में कमी आ सकती ह।ै

कृ षि  के लि ए सा र्वज नि क सम र्थन:

• एमएसपी से पर:े कृ षि  के लि ए सा र्वज नि क सम र्थन केवल एमएसपी से आगे तक फैला 
हुआ ह ैऔर इसमें कि सानों के जीवन और आजी वि का में सुधार लाने के उदे्दश्य से वि भि न्न 
नी ति यां और का र्यक्रम शा मि ल हैं। इसमें शा मि ल हो सकते हैं:
◦ स ब्सि डी: बीज, उ र्वरक और सि ं चाई पर इनपुट स ब्सि डी उत्पादन लागत को कम कर 
सकती ह ैऔर कि सानों की लाभप्रदता में सुधार कर सकती ह।ै
◦ ऋण और ऋण: कि फायती ऋण और ऋण तक पहुचं से कि सानों को प्रौद्यो गि की, 
बु नि यादी ढांचे और वि स्तार में नि वेश करने में मदद मि ल सकती ह।ै
◦ बु नि यादी ढांचे का वि कास: सड़कों, भंडारण सु वि धाओ ंऔर सि ं चाई प्रणा लि यों जैसे 
ग्रामीण बु नि यादी ढांच ेमें नि वेश से बाजार पहुचं में सुधार हो सकता ह ैऔर फसल के बाद 
के नुकसान को कम कि या जा सकता ह।ै
◦ वि स्तार सेवाएं: कि सानों को कृ षि  वि स्तार सेवाओ,ं प्र शि क्षण और बाजार की जानकारी 
तक पहुचं प्रदान करना उन्हें सू चि त नि र्णय लेने और अपनी कृ षि  पद्ध ति यों में सुधार करने के 
लि ए सशक्त बना सकता ह।ै
◦ फसल बीमा: फसल बीमा योजनाएं प्राकृ ति क आपदाओ ंके कारण फसल की ब र्बादी 
के खि लाफ कि सानों को वि त्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।

• चुनौ ति याँ और सुधार:

◦ लक्ष्यीकरण: यह सु नि श्चि त करना कि  सा र्वज नि क सम र्थन सबसे योग्य कि सानों, वि शेष 
रूप से छोटे और सीमांत कि सानों तक पहुचं,े के लि ए प्रभावी लक्ष्यीकरण तंत्र की 
आवश्यकता ह।ै
◦ दक्षता: सा र्वज नि क सहायता का र्यक्रमों को सुव्यव स्थि त करना और रि साव को कम 
करना उनके प्रभाव और लागत-प्रभावशीलता को अ धि कतम करने के लि ए महत्वपू र्ण ह।ै
◦ स्थि रता: प्रोत्साहन और शि क्षा के माध्यम से टि काऊ कृ षि  पद्ध ति यों को बढ़ावा देना 
दी र्घका लि क कृ षि  वि कास के लि ए आवश्यक ह।ै
◦ बाजार एकीकरण: कि सानों के लि ए बेहतर बाजार पहुचं और जानकारी की सु वि धा से 
उनकी सौदेबाजी की श क्ति  में सुधार हो सकता ह ैऔर सरकारी सम र्थन पर नि र्भरता कम हो 
सकती ह।ै

संतुलन ढँूढना:

एमएसपी और कृ षि  के लि ए सा र्वज नि क सम र्थन पर बहस एक संतु लि त दृ ष्टि कोण की 
आवश्यकता पर प्रकाश डालती ह ैजो कि सानों और व्यापक अ र्थव्यवस्था दोनों की चि ं ताओ ं
को संबो धि त करती ह।ै इस आवश्यकता ह:ै

• व्यापक सुधार: कि सानों के लि ए सुरक्षा जाल सु नि श्चि त करते हुए इसकी सीमाओ ंको 
संबो धि त करने के लि ए व र्तमान एमएसपी प्रणाली में सुधार करना।
• वि वि ध सम र्थन: स ब्सि डी, बु नि यादी ढांचे और वि स्तार सेवाओ ंजैसी सहायता के अन्य 
रूपों को शा मि ल करने के लि ए केवल एमएसपी से पर ेसा र्वज नि क सम र्थन का वि स्तार 
करना।
• ल क्षि त हस्तक्षेप: यह सु नि श्चि त करना कि  सा र्वज नि क सम र्थन सबसे कमजोर कि सानों 
तक पहुचंे और टि काऊ प्रथाओ ंको बढ़ावा मि ले।
• बाजार-उन्मुख समाधान: कुशल बाजार तंत्र की सु वि धा प्रदान करना और बेहतर बाजार 
पहुचं और जानकारी के माध्यम से कि सानों को सशक्त बनाना।
• खुली बातचीत और आम सहम ति : भारतीय कृ षि  के लि ए स्थायी समाधानों पर आम 
सहम ति  बनाने के लि ए कि सानों, कि सान संगठनों, नी ति  नि र्माताओ ंऔर वि शेषज्ञों स हि त 
सभी हि तधारकों के साथ खुली बातचीत में संलग्न होना।

इन पहलुओ ंपर ध्यान देकर, भारत कृ षि  के लि ए सा र्वज नि क सम र्थन की अ धि क कुशल 
और न्यायसंगत प्रणाली की ओर बढ़ सकता ह,ै जि ससे कि सानों की भलाई, राष्ट्र के लि ए 
खाद्य सुरक्षा और सतत कृ षि  वि कास सु नि श्चि त हो सके।

पृष्ठभू मि :

• साल भर चलने वाला कि सानों का वि रोध: एमएसपी पर कानूनी गारटंी की मांग नई नहीं ह।ै कि सान 
इसके लि ए वषोर्ं से वि रोध कर रह ेहैं, जि सकी प रि ण ति  2020 में शुरू हुए कृ षि  कानूनों के खि लाफ बड़े 
पैमाने पर आंदोलन के रूप में हुई। एसकेएम के नेतृत्व में यह वि रोध, सरकार द्वारा कानूनों को नि रस्त 
करने पर सहमत होने से पहले एक साल से अ धि क समय तक चला। हालाँ कि , एमएसपी का मुद्दा 
अनसुलझा रहा।

• सरकार का वादा: कि सानों के वि रोध को समाप्त करने के लि ए बातचीत के दौरान सरकार ने एमएसपी 
स हि त कि सानों की चि ं ताओ ंको दूर करने के लि ए एक स मि ति  ग ठि त करने का वादा कि या। इस स मि ति  
का गठन अंततः जुलाई 2022 में कि या गया।

• स मि ति  का का र्य: स मि ति  अपने गठन के बाद से नि य मि त रूप से बैठक कर रही ह ैऔर कई उप-समूह 
बैठकों और का र्यशालाओ ंके साथ-साथ छह मुख्य बैठकें  आयो जि त कर चुकी ह।ै हालाँ कि , इसकी 
सि फ़ा रि शें और प्रग ति  अस्पष्ट बनी हुई ह।ै

महत्वपू र्ण मुदे्द:

• स मि ति  के अ धि देश पर असहम ति : वि वाद का मुख्य बि ं दु स मि ति  का अ धि देश ह,ै जि समें स्पष्ट रूप से 
एमएसपी के लि ए कानूनी गारटंी शा मि ल नहीं ह।ै कि सानों का त र्क ह ै कि  यह एक बु नि यादी मुद्दा ह ै जि से 
संबो धि त करने की आवश्यकता ह,ै जब कि  सरकार का कहना ह ै कि  स मि ति  का व्यापक दायरा एमएसपी 
प्रभावशीलता में सुधार के लि ए वि भि न्न वि कल्पों की खोज करने की अनुम ति  देता ह।ै

• स मि ति  की सि फा रि शों पर अ नि श्चि तता: स मि ति  की सि फा रि शों को अभी तक सा र्वज नि क नहीं कि या 
गया ह,ै जि ससे कि सान और अन्य हि तधारक सरकार के संभा वि त समाधानों के बार ेमें अंधेर ेमें हैं। ऐसी 
अटकलें हैं कि  स मि ति  बि ना कानूनी गारटंी के एमएसपी में सुधार के लि ए वैक ल्पि क उपाय प्रस्ता वि त कर 
सकती ह,ै ले कि न ये अपुष्ट हैं।

• कानूनी गारटंी पर सरकार की स्थि ति : एमएसपी के लि ए कानूनी गारटंी पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं 
ह।ै हालां कि  उन्होंने कि सानों की मांग को स्वीकार कर लि या ह,ै ले कि न उन्होंने इसे लागू करने के लि ए 
स्पष्ट रूप से प्र ति बद्धता नहीं जताई ह।ै ऐसी गारटंी की संभा वि त आ र्थि क और ता र्कि क चुनौ ति यों के 
साथ-साथ व्यापक कृ षि  बाजार पर इसके प्रभाव के बार ेमें चि ं ताएं मौजूद हैं।

समग्र आउटलुक:

• कि सानों की नि रतंर अशां ति : कि सानों द्वारा जारी वि रोध प्रद र्शन उनकी मांगों पर सरकार की प्र ति क्रि या 
के प्र ति  उनके नि रतंर असंतोष को उजागर करता ह।ै य दि  स मि ति  की सि फा रि शें एमएसपी के लि ए कानूनी 
गारटंी के मुदे्द को संबो धि त नहीं करती हैं, तो आगे वि रोध और आंदोलन की संभावना ह।ै

• महत्वपू र्ण सरकारी नि र्णय: कि सानों की मांग और स मि ति  की सि फा रि शों पर सरकार की प्र ति क्रि या 
कृ षि  संकट को दूर करने और कृ षि  क्षेत्र में सुधार के प्र ति  उसकी प्र ति बद्धता की एक महत्वपू र्ण परीक्षा 
होगी। एमएसपी के लि ए कानूनी गारटंी लागू करने के नि र्णय के महत्वपू र्ण आ र्थि क और राजनी ति क 
नि हि ता र्थ होंगे, जि स पर सावधानीपू र्वक वि चार करने और मौजूदा कृ षि  प्रणाली में संभा वि त समायोजन 
की आवश्यकता होगी।

• कृ षि  सुधारों का अ नि श्चि त भ वि ष्य: इस स्थि ति  का प रि णाम संभवतः भारत में कृ षि  सुधारों के भ वि ष्य 
को आकार देगा। य दि  सरकार कि सानों की मांगों को प्राथ मि कता देती ह ैऔर एमएसपी के लि ए कानूनी 
गारटंी लागू करती ह,ै तो इसे एक बड़ी रि यायत और नी ति  दि शा में बदलाव के रूप में देखा जा सकता ह।ै 
हालाँ कि , य दि  सरकार वैक ल्पि क समाधान चुनती ह ैया मांग का वि रोध करती ह,ै तो इससे कि सानों के 
साथ संबंध और तनावपू र्ण हो सकते हैं और मौजूदा सुधारों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ सकते हैं।
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प्री लि म्स बूस्टर
 

🦀

 अमे रि की घोड़े की नाल केकड़े को चारा और बायोमे डि कल उपयोग के लि ए वा णि ज्यि क कटाई के साथ-साथ 
नि वास स्थान के नुकसान और जलवायु प रि व र्तन से खतरा ह।ै

🏖

 हाल के दशकों में हॉ र्सश ूकेकड़ों की आबादी में गि रावट आई ह,ै डेलावेयर खाड़ी के मुहान ेपर 1990 की 
तुलना में अंडे देने की संख्या दो- ति हाई कम हो गई ह।ै

🩸

 फा र्मास्यु टि कल कंप नि या ंबड़ी संख्या में हॉ र्सशू केकड़ों को उनके नील ेरगं के रक्त के लि ए काटती हैं, जि समें 
एक क्लॉ टि ं ग एजेंट होता ह ै जि सका उपयोग बैक्टी रि या एंडोटॉ क्सि न के लि ए दवाओ ंऔर चि कि त्सा उपकरणों का 
परीक्षण करने के लि ए कि या जाता ह।ै

🌎

 जीवों को समुद्र के कि नार ेके वि कास, डे्र जि ं ग, प्रदूषण, तटीय कटाव और ग्लोबल वा र्ंमि ग से जुड़े समुद्र के 
स्तर में वृ द्धि  के कारण बढ़ते आवास नुकसान का भी सामना करना पड़ता ह।ै

🔬

 या चि का में अमे रि की हॉ र्सशू केकड़े के लि ए लुप्तप्राय प्रजा ति यों की सुरक्षा और वि शेष रूप से अंडे देन ेके 
मौसम के दौरान "महत्वपू र्ण नि वास स्थान" की सुरक्षा की मांग की गई ह।ै

🦠

 वि नि यम बायोमे डि कल उद्योग को घोड़े की नाल केकड़े के खून का केवल एक हि स्सा नि कालन ेकी अनुम ति  
देते हैं, हालां कि  इस प्र क्रि या के दौरान 10-15% कटे हुए जानवर मर जाते हैं।

📉

 पि छले तीन वषोर्ं में बड़े पैमाने पर मौतें देखी गई हैं, 2023 में एनओएए द्वारा जलवाय ुप रि व र्तन के प्र ति  
हॉ र्सशू केकड़े की समग्र संवेदनशीलता को "बहुत उच्च" स्थान दि या गया ह।ै

प्रधानमंत्री ने अबू धाबी के पहले हि ं दू पत्थर मं दि र का उद्घाटन कि या

🕌

 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा वि रासत और वै श्वि क एकता के प्रतीक के रूप में बोचासनवासी अक्षर 
पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (बीएपीएस) द्वारा नि र्मि त अबू धाबी के पहले हि ं दू पत्थर मं दि र का उद्घाटन 
कि या।

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हि ं दू पत्थर मं दि र का उद्घाटन कि या, इसके सांसृ्क ति क और 
प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दि या।
   

🤝

 श्री मोदी ने भव्य मं दि र को साकार करने के लि ए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रप ति  शेख मोहम्मद जायद 
अल नाहयान को धन्यवाद दि या और इसके सांप्रदा यि क सद्भाव और वै श्वि क एकता का प्रतीक बनने की उम्मीद 
जताई।

- प्रधान मंत्री मोदी ने मं दि र को वास्त वि कता बनाने में उनकी भू मि का के लि ए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रप ति  
का आभार व्यक्त कि या और इसे दु नि या भर के लोगों के लि ए एक एकीकृत प्रतीक के रूप में देखा।

🙏

 मं दि र के उद्घाटन में संयुक्त अरब अमीरात के स हि ष्णुता मंत्री शेख नाहयान बि न मुबारक अल नाहयान और 
सभी धमोर्ं के आध्या त्मि क नेताओ ंने भाग लि या, और इस आयोजन के महत्व पर जोर दि या।

- इस का र्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के स हि ष्णुता मंत्री शेख नाहयान बि न मुबारक अल नाहयान और वि भि न्न 
धमोर्ं के आध्या त्मि क नेताओ ंने भाग लि या, और मं दि र के उद्घाटन के महत्व पर प्रकाश डाला।

🏗

 BAPS मं दि र लगभग ₹700 करोड़ की लागत से दुबई-अबू धाबी शेख जायद राजमा र्ग पर अल रहबा के 
पास, अबू मरखेह में 27 एकड़ की साइट पर बनाया गया ह।ै

- मं दि र का नि र्माण अल रहबा के पास अबू म रि खाह में 27 एकड़ की जगह पर कि या गया ह ैऔर इसे लगभग 
₹700 करोड़ की लागत से बनाया गया ह।ै

🌍

 श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि  यह मं दि र संयुक्त अरब अमीरात की पहचान में एक सांसृ्क ति क 
अध्याय जोड़ता ह,ै जो बु र्ज खलीफा और शेख जायद म स्जि द जैसे आधु नि क स्थलों के लि ए जाना जाता ह।ै

- प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दि या कि  मं दि र संयुक्त अरब अमीरात की सांसृ्क ति क पहचान में योगदान 
देता ह,ै जो अपने आधु नि क वास्तु शि ल्प स्थलों के लि ए प्र सि द्ध ह।ै

🛩

 बेंगलुरु स्थि त नेशनल एयरोस्पेस लेबोरटेरीज (एनएएल) ने एक नई पीढ़ी के मानवर हि त हवाई वाहन 
(यूएवी) का एक प्रोटोटाइप सफलतापू र्वक उड़ाया, जो जमीन से लगभग 20 कि मी दूर, काफी ऊंचाई पर 
उड़ सकता ह,ै पूरी तरह से सौर ऊ र्जा पर चलता ह ैऔर अंदर रह सकता ह।ै महीनों तक हवा।

🌞

 ऐसे यूएवी उड़ने वाली वस्तुओ ंके एक व र्ग से संबं धि त हैं जि न्हें एचएपीएस, या उच्च-ऊंचाई वाले 
छद्म-उपग्रह वाहन, या हले, यानी उच्च-ऊंचाई वाले लंबे समय तक सहन करन ेवाले वाहन कहा जाता ह।ै

🔍

 HAPS वाहनों की प्राथ मि क उपयो गि ता आपदा प्रबंधन और अन्य स्थि ति यों में संभा वि त अनुप्रयोगों 
के साथ नि गरानी और नि गरानी के क्षेत्र में है

🌍

 एचएपीएस तकनीक अभी भी वि कास के अधीन ह,ै कई देशों और कंप नि यों न ेउत्साहजनक 
सफलता के साथ ऐसे वाहनों को वि क सि त और उड़ाया ह,ै ले कि न अभी तक कि सी ने भी इस तकनीक में 
महारत हा सि ल नहीं की ह।ै

🏆

 इस श्रेणी के वाहन का वि श्व रि कॉ र्ड एयरबस नि र्मि त जे फि र के नाम ह,ै जि सने दु र्घटनाग्रस्त होने से 
पहल ेअगस्त 2022 में 64 दि नों तक लगातार उड़ान भरी थी।

📈

 एनएएल ने 2027 तक जि स फुल-से्कल मशीन के नि र्माण का लक्ष्य रखा ह,ै उसे पारपं रि क यूएवी 
और उपग्रहों की सीमाओ ंको पार करने के लक्ष्य के साथ लगातार 90 दि नों तक हवा में रहन ेके लि ए 
डि ज़ाइन कि या जाएगा।

🔭

 HAPS को जमीन से लगभग 20 कि मी की ऊंचाई पर एक क्षेत्र में घूमने के लि ए डि ज़ाइन कि या 
गया ह,ै जो पारपं रि क यूएवी और उपग्रहों की सीमाओ ंको संबो धि त करते हुए, बड़े क्षेत्रों पर नि रतंर 
नि गरानी और उच्च- रि ज़ॉल्यूशन अवलोकन प्रदान करता ह।ै

क्या चुनाव आयोग पाक को बासमती के लि ए जीआई टैग दि लाने में मदद करने 
की को शि श कर रहा ह?ै

🌾

 यूरोपीय आयोग (ईसी) देश को बासमती चावल के लि ए भौगो लि क संकेत (जीआई) टैग प्राप्त 
करन ेमें मदद करने के लि ए पा कि स्तान के साथ काम कर रहा ह,ै जब कि  भारत के बासमती जीआई 
आवेदन को जुलाई 2018 से रोक दि या गया ह।ै

🇪🇺

 EC ने अपना डेटाबेस eAmbrosia सा र्वज नि क कि या, जि समें दि खाया गया कि  पा कि स्तान ने 
अपन ेबासमती चावल के लि ए GI टैग के लि ए आवेदन कि या ह,ै जि सस ेपा कि स्तान के से्टटस अपडेट 
के समय और पा कि स्तान अ धि का रि यों और EC के बीच स क्रि य संचार पर सवाल खड़े हो गए हैं।

🌍

 चुनाव आयोग की का र्रवाइयों ने संभा वि त राजन यि क संकट के बार ेमें चि ं ताएं बढ़ा दी हैं, क्यों कि  
भारत को ऐ ति हा सि क प्र ति ष्ठा और क्षेत्रीय वि वादों, वि शेष रूप से जम्मू और कश्मीर के संबंध में 
पा कि स्तान के आवेदन का वि रोध करने की उम्मीद ह।ै

🏷

 बासमती चावल के लि ए जीआई टैग को भारत-यूरोपीय संघ व्यापार सौदे के लि ए एक परीक्षण 
मामला और "सच्चाई का क्षण" माना जाता ह,ै ईसी की का र्रवाइयां भारत को वै श्वि क बासमती व्यापार 
में अपन ेअ धि कारों और प्र ति ष्ठा की रक्षा करने के लि ए प्रे रि त करती हैं।

भारत-ईएफटीए समझौत ेके मसौदे में वि शि ष्ट अव धि  का खंड दवा उद्योग को 
प्रभा वि त कर सकता है

- 

🌐

 भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता: मसौदा समझौते के एक खंड के कारण 
भारत में सस्ती, जेने रि क दवाओ ंतक पहुचं में कम से कम छह साल की देरी हो सकती 
ह।ै इससे देश में आवश्यक दवाओ ंकी उपलब्धता पर असर पड़ सकता ह।ै
- 

💊

 खंड वि वरण: समझौता न्यूनतम छह साल की अव धि  नि र्दि ष्ट करता ह,ै जि सके 
दौरान दवा कंप नि यां बाजार अनुमोदन के लि ए "अघो षि त परीक्षण डेटा" पर भरोसा नहीं 
कर सकती हैं। इससे पेटेंट दवाओ ंके जेने रि क संस्करणों की समय पर उपलब्धता में 
बाधा आ सकती ह।ै
- 

🧬

 बायोलॉ जि क्स दवाओ ंपर प्रयोज्यता: यह खंड बायोलॉ जि क्स दवाओ ंपर लागू हो 
सकता ह,ै जि समें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीन फॉ र्मूलेशन शा मि ल हैं। इससे इन 
दवाओ ंमें इस्तेमाल होने वाले ज टि ल का र्ब नि क और अका र्ब नि क मि श्रण के उत्पादन और 
उपलब्धता पर असर पड़ सकता ह।ै
- 

🇮🇳

 भारतीय फा र्मास्यु टि कल उद्योग: भारत में एक संपन्न जेने रि क दवा उद्योग ह,ै जो 
60,000 से अ धि क जेने रि क दवाओ ंका उत्पादन करता ह ैऔर पेटेंट दवाओ ंपर 
एका धि कार अ धि कार बढ़ाने के प्रयासों का वि रोध करता ह।ै इस उद्योग का वा र्षि क 
कारोबार ₹3.4 लाख करोड़ ह ैऔर यह वि श्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ह।ै
- 

⚠

 चि ं ताएं बढ़ीं: वि शेषज्ञों ने चेतावनी दी ह ै कि  यह धारा टीबी के लि ए बेडा क्वि लि न 
जैसी आवश्यक दवाओ ंतक पहुचं में बाधा डाल सकती ह,ै जि ससे उपलब्धता सी मि त हो 
सकती ह।ै मे डि सि न सैन्स फं्र टि य र्स जैसे संगठनों ने चि ं ता व्यक्त की ह ैऔर संभा वि त 
प्रभाव के बार ेमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लि खा ह।ै
- 

🤝

 बातचीत की व र्तमान स्थि ति : ईएफटीए और भारत के बीच हा लि या बातचीत प्रग ति  
दि खाती ह,ै जि समें बौ द्धि क संपदा अ धि कारों की चि ं ताएं च र्चा का प्रमुख मुद्दा बनी हुई हैं। 
वा र्ता का उदे्दश्य भारत में ईएफटीए देशों द्वारा नि वेश बढ़ाना और वि भि न्न नि र्यातों पर 
शुल्क कम करना ह।ै
- 

💡

 पेटेंट दवाओ ंपर वै श्वि क प रि प्रेक्ष्य: पेटेंट दवाओ ंके प रि णामस्वरूप अक्सर दु नि या 
भर में आवश्यक दवाएं महगंी हो जाती हैं, और मूल आ वि ष्कारकों और भारतीय दवा 
नि र्माताओ ंके बीच संघ र्ष में 'डेटा वि शि ष्टता' की अवधारणा शा मि ल होती ह।ै इसका 
वै श्वि क स्तर पर दवा की उपलब्धता और साम र्थ्य पर प्रभाव पड़ता ह।ै

डेटा वि शि ष्टता उस अव धि  को संद र्भि त करती ह ै जि सके दौरान कि सी 
उत्पाद के लि ए वि नि यामक अनुमोदन प्राप्त करन ेके लि ए कि सी कंपनी 
द्वारा प्रस्तुत डेटा को अन्य कंप नि यों द्वारा उपयोग कि ए जान ेसे संर क्षि त 
कि या जाता ह।ै यह सुरक्षा आम तौर पर दवाओ ंऔर चि कि त्सा 
उपकरणों के लि ए एफडीए जैसी नि यामक एजें सि यों को सौंपे गए 
नैदा नि क परीक्षण डेटा पर लागू होती ह।ै

आसमान में ऊँचा, एक नई पीढ़ी की आँख

वैज्ञा नि क 'जी वि त जीवाश्म' के लि ए और अ धि क सुरक्षा चाहते हैं
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